
एजेंसी | नई दिल्ली 

भारत ने शंघाई सहयोग संगठन 
(एससीओ) के पहले सभ्यतागत संवाद 
मंच में भाग लेने के लिए पाकिस्तान सहित 
सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया है। 
तीन दिवसीय आयोजन 20 से 22 नवंबर 
तक नई दिल्ली में होगा। 
   पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत एवं 
संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को 
भी इसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा 
गया है। हालांकि, पाकिस्तान की ओर से 
अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है 
कि वह किस प्रतिनिधि को भेजेगा। विदेश 

मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल 
ने कहा कि स्थापित परंपरा के अनुसार 
एससीओ के सभी सदस्य देशों, संवाद 
साझेदारों और एक पर्यवेक्षक को आमंत्रित 
किया गया है। भारत की ओर से यह 
पहल ऐसे समय में हुई है, जब पहलगाम 
आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के 

बाद दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण बने 
हुए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 
यह निमंत्रण बहुपक्षीय मंच की प्रक्रिया का 
हिस्सा है। इस मंच का उद्देश्य एससीओ 
देशों के बीच साझा सभ्यतागत विरासत, 
कला, साहित्य, परंपराओं और सांस्कृतिक 
संबंधों को बढ़ावा देना है।

समर न्यूज | होशियारपुर

पंजाब के होशियारपुर जिले के धूत कलां 
गांव में 17 वर्षीय इंद्रप्रीत कौर की उसके 
पिता ने कथित तौर पर कृपाण से हमला 
कर हत्या कर दी। मृतका सरकारी स्कूल 
में 12वीं कक्षा की छात्रा थी। वारदात के 
बाद आरोपी पिता फरार हो गया। पुलिस ने 
उसकी तलाश शुरू कर दी है। 
   पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना 
गुरुवार सुबह करीब सवा सात बजे मिली। 
थाना हरियाणा की टीम ने मौके पर पहुंचकर 
जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए 
भेज दिया। मृतका की मां बलजीत कौर के 

बयान पर हत्या का मामला दर्ज किया गया 
है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने 
आया है कि आरोपी बेटे की चाह रखता था 
और बेटी होने को लेकर नाराज रहता था। 
मृतका के मामा मनजीत सिंह ने भी आरोप 
लगाया कि आरोपी लंबे समय से बेटा चाहता 

था। पुलिस इस पहलू की जांच कर रही है। 
डीएसपी देहाती नरेंद्र सिंह के मुताबिक, 
आरोपी वारदात के बाद मौके से भाग 
गया। पुलिस टीमें उसकी तलाश में जुटी 
हैं। इंद्रप्रीत की मौत से परिवार और गांव में 
शोक है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की 
पहचान अमरजीत के रूप में हुई है। 
  घटना के वक्त मृतका की मां घर पर 
नहीं थी, ऐसी जानकारी भी कुछ रिपोर्टों 
में सामने आई है। पुलिस ने कहा है कि 
हत्या के पीछे का वास्तविक कारण आरोपी 
की गिरफ्तारी और आगे की पूछताछ के 
बाद अधिक स्पष्ट होगा। पुलिस आरोपी की 
तलाश में लगी है।
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न्यूज ब्रीफ

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने पंजाब 
के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 
हत्या के मामले में मौत की सजा 
पाए बलवंत सिंह राजोआना की 
सजा उम्रकैद में बदलने की मांग 
का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया 
है। राजोआना ने दया याचिका पर 
लंबे समय से निर्णय लंबित रहने 
के आधार पर राहत मांगी है। केंद्र 
की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर 
जनरल केएम नटराज ने कहा  
कि ऐसी मांग स्वीकार नहीं की 
जानी चाहिए। अदालत ने मामले 
की अगली सुनवाई 18 नवंबर 
तय की है। 

नांदेड़ | महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ 
स्थित तख्त श्री हजूर साहिब 
गुरुद्वारा बोर्ड को बहाल कर दिया 
है। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद 
पीठ के निर्देश पर सरकार ने यह 
कदम उठाया। 2022 में बोर्ड भंग 
कर प्रशासक नियुक्त किया था। 
बोर्ड के नौ में से आठ सदस्य 
दोबारा कार्यभार संभाल सकते हैं। 
पूर्व अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मिन्हास 
का निधन हो चुका है। बहाली से 
गुरुद्वारे का प्रबंधन फिर सदस्यों के 
माध्यम से चलने का रास्ता खुला है। 
अदालत ने सरकार को बोर्ड बहाल 
करने का निर्देश दिया था।

नई दिल्ली | पंजाबी गायक और 
अभिनेता दिलजीत दोसांझ के 
दिल्ली कॉन्सर्ट को लेकर विवाद 
खड़ा हो गया है। चंडीगढ़ के 
अकादमिक पंडितराव धरेनवर ने 
शिकायत देकर ‘पटियाला पैग’, 
‘5 तारा ठेके’ और ‘जेब विच्चों 
फीम लब्बीया’ गाने पर रोक 
लगाने की मांग की है। शिकायत 
में कॉन्सर्ट के दौरान बच्चों को 
मंच पर बुलाने और गायक के 
बुलेट बेल्ट वाली जैकेट पहनने 
पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग 
की गई है। दिलजीत का दिल्ली में 
कार्यक्रम निर्धारित है। 

एजेंसी | नई दिल्ली

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 
ने छात्र संगठनों से एक नवंबर को होने 
वाले ‘दिल्ली चलो’ मार्च में शामिल 
होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 
पुलिस के लाठीचार्ज से घबराने की 
जरूरत नहीं है। राहुल के मुताबिक, 
यह मार्च किसी एक राजनीतिक 
दल का नहीं, बल्कि संविधान और 
लोकतंत्र की रक्षा तथा मतदाता सूची 
में कथित अनियमितताओं के विरोध 

का अभियान है। ‘इंडिया’ ब्लॉक 30 
अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त 
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘जन 
महाभियोग’ कार्यक्रम करेगा। 
   अन्य स्थानों पर अनुमति नहीं 
मिलने के बाद कार्यक्रम कांग्रेस 
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिल्ली 
स्थित आवास, 10 राजाजी मार्ग पर 
दोपहर 3:30 बजे आयोजित करने की 
घोषणा की गई है। विपक्ष एसआईआर 
और मतदाताओं के नाम कथित तौर 
पर हटाए जाने का विरोध कर रहा है।

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मतदाता सूची के 
एसआईआर के दौरान पहले से पंजीकृत 
मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से छूटने 
और उन्हें दोबारा शामिल करने की प्रक्रिया पर 
चुनाव आयोग से सवाल किए हैं। अदालत 
ने पूछा कि जिन लोगों के नाम पहले मतदाता 
सूची में थे, उनसे नए मतदाता के पंजीकरण 
के लिए निर्धारित फॉर्म-6 क्यों भरवाया जा 
रहा है।  मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति 
जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना 
की पीठ दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया से 
जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने दावा 
किया कि दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची 

से करीब 47 लाख नाम आगे नहीं बढ़ पाए। 
इनमें लगभग 43 लाख लोगों को अनुपस्थित 
या स्थायी रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित 
होने की श्रेणी में रखा गया है। अदालत ने 
कहा कि किसी व्यक्ति का गणना फॉर्म समय 
पर जमा न हो पाना अपने आप में उसका 
मतदान का अधिकार हमेशा के लिए समाप्त 
करने का आधार नहीं बनना चाहिए। पीठ ने 
ऐसे लोगों के लिए अलग श्रेणी बनाने का 
सुझाव भी दिया, ताकि वे अपनी अनुपस्थिति 
का कारण बताकर दस्तावेज जमा कर सकें। 

}समयसीमा बढ़ाने पर जोर: अदालत ने 30 
अक्टूबर की समयसीमा के बाद भी नाम 
शामिल करने से जुड़े आवेदन स्वीकार करने 
की प्रक्रिया बंद नहीं करने को कहा। पीठ ने 
चुनाव आयोग से प्रभावित मतदाताओं के 
दावों की जांच के लिए व्यावहारिक व्यवस्था 
बनाने पर विचार करने को कहा। आयोग 
की ओर से पेश वकील ने भरोसा दिया कि 
उठाए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा 
और आवश्यक कदमों के बारे में अदालत 
को बताया जाएगा। 

एजेंसी | नई दिल्ली

कैंसर के इलाज पर होने वाला खर्च 
कम करने के लिए केंद्र सरकार 
ने 543 दवा ब्रांडों और पैक की 
अधिकतम खुदरा कीमतों में संशोधन 
किया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य 
निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की 
ओर से जारी नई सूची के अनुसार, 
कुछ दवाओं की कीमतों में 90 
प्रतिशत से अधिक की कटौती हुई है। 
नई दरें 9 नवंबर से लागू होंगी। सरकार 
का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य 
दवाओं पर अत्यधिक व्यापारिक 
मुनाफे को नियंत्रित करना और मरीजों 
को राहत देना है। 
   सबसे बड़ी कटौतियों में सैमटेपा 
इंजेक्शन का उदाहरण शामिल है। 
इसकी कीमत करीब 80,072 रुपये से 
घटाकर 7,150.33 रुपये प्रति शीशी 
कर दी गई है। इसी तरह, स्तन कैंसर 
के कुछ मामलों में इस्तेमाल होने वाली 
पैलबोप्रो दवा के 21 कैप्सूल वाले पैक 
का दाम 40,421.33 रुपये से घटाकर 

2,720 रुपये कर दिया गया है। अन्य 
दवाओं में डॉ. रेड्डीज की एज़ासाइटिन 
इंजेक्शन की कीमत 6,337 रुपये से 
घटकर 1,495.04 रुपये और एबॉट 
की बेवेसिज़ैब इंजेक्शन की कीमत 
21,767.70 रुपये से कम होकर 
5,930.13 रुपये हो गई है। 
   एनपीपीए की सूची में अलग-अलग 
कंपनियों की दवाओं, उनकी क्षमता 
और पैक के हिसाब से संशोधित दरें 
दी गई हैं। सरकार ने 17 अक्टूबर को 
137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं 
के व्यापारिक मार्जिन को अधिकतम 
खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत तक 
सीमित करने का फैसला किया था।

राजोआना की सजा 
घटाने का विरोध

सरकार ने हजूर साहिब 
बोर्ड को बहाल किया

दिलजीत के कॉन्सर्ट में 
गानों पर रोक की मांग

कैंसर की 543 दवा ब्रांडों क े
दाम घटे, 9 नवंबर से नए दाम

छात्र दिल्ली मार्च में जुटें : राहुल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- पंजीकृत मतदाताओं से फॉर्म-6 क्यों भरवा रहे

एससीओ बठैक के लिए भारत न ेपाकिस्तान को दिया न्योता बेटे की चाह में पिता ने की बेटी की हत्या, हमला कर फरार 

शव को लेकर टकराव और प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर 
अल्पसंख्यक आयोग व मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

वार्षिक परीक्षा के थ्योरी और प्रैक्टिकल में 15-15 प्रतिशत अंक होंगे एआई आधारितपेज 1 एंकर स्टोरी

सरकारी स्कूलों में आठवीं से बारहवीं तक एआई की पढ़ाई
समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों 
को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए 
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से आठवीं 
से बारहवीं कक्षा तक कंप्यूटर साइंस के 
पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) 
को शामिल किया गया है। पंजाब स्कूल 
शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए विषय का 
नाम बदलकर कंप्यूटर साइंस एंड 
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (सीएसएआई) 
बेसिक कर दिया है। 
   नई व्यवस्था के तहत वार्षिक परीक्षाओं 
में एआई से संबंधित प्रश्नों को विशेष 
महत्व मिलेगा। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, 
थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा में अलग-
अलग 15 प्रतिशत अंक एआई आधारित 
विषयों के होंगे।  यह पहल राज्य सरकार 
की ‘सरबत एआई’ योजना का हिस्सा है। 
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जुलाई में 
इसकी शुरुआत की थी। 

पुलिस का आरोप- भीड़ ने जवान पर लोहे की रॉड से हमला किया; युवक की मौत को लेकर हत्या और नशे की आशंका, दोनों पहलुओं पर जांच
}मौत के कारण पर पुलिस और परिवार के अलग-अलग दावे

43 लाख से अधिक मतदाताओं का मुद्दा

शिक्षकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

बोर्ड ने सरकारी स्कूलों के 
कंप्यूटर शिक्षकों को एआई 
की बुनियादी जानकारी देने के 
लिए पांच घंटे का ऑनलाइन 
प्रशिक्षण अनिवार्य किया है। 
प्रशिक्षण तीन सत्रों में पूरा किया 
जाना है। इसके बाद शिक्षक 
विद्यार्थियों को 40-40 मिनट 
के 15 पीरियड के माध्यम से 
नया पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। बोर्ड 

की ओर से पढ़ाई के लिए 
आवश्यक सामग्री और अन्य 
शिक्षण संसाधन उपलब्ध 
करवाए जाएंगे। प्रशिक्षण का 
उद्देश्य यह सुनिश्चित करना 
है कि शिक्षक नई तकनीक 
के सिद्धांतों और उसके 
व्यावहारिक इस्तेमाल को 
विद्यार्थियों तक आसानी से 
पहुंचा सकें। 

}संबद्ध स्कूलों को भी 
विकल्प: सरकारी स्कूलों 
के अलावा पंजाब स्कूल 
शिक्षा बोर्ड से संबद्ध और 
एसोसिएटेड स्कूलों को भी 
नया पाठ्यक्रम अपनाने का 
विकल्प दिया गया है। ऐसे 
स्कूल कंप्यूटर साइंस एंड 
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 
का एडवांस पाठ्यक्रम चुन 
सकते हैं। इसके लिए अलग 
पंजीकरण और विषय कोड 
निर्धारित किए गए हैं। एडवांस 
पाठ्यक्रम अपनाने वाले स्कूलों 
के विद्यार्थियों को ऑनलाइन 
कक्षाओं और एआई विशेषज्ञों 
की सहायता से पढ़ाई कराने 
की व्यवस्था भी की गई है। 
जो स्कूल यह विकल्प नहीं 

चुनेंगे, वहां पहले की तरह 
कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई जारी 
रह सकेगी। 
}पढ़ाई में व्यावहारिक समझ 
पर जोर: नई व्यवस्था में 
विद्यार्थियों को केवल कंप्यूटर 
चलाने या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल 
करने तक सीमित रखने के 
बजाय एआई की कार्यप्रणाली 
और उसके उपयोग से परिचित 
कराने पर जोर है। इसका उद्देश्य 
विद्यार्थियों में समस्या सुलझाने, 
नई चीजें विकसित करने और 
तकनीक के जिम्मेदार इस्तेमाल 
की समझ पैदा करना है। 
सरकार ने पहल को व्यापक 
बनाने के लिए कंप्यूटर शिक्षकों 
के प्रशिक्षण व डिजिटल शिक्षण 
संसाधनों पर भी ध्यान दिया है।

एजेंसी | मानसा

पंजाब के मानसा में युवक दलजीत 
सिंह की मौत के बाद शव को 
लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों 
के बीच हुआ टकराव अब और 
गंभीर हो गया है। पुलिस ने अपने 
जवानों पर कथित हमले के मामले में 
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी 
दर्ज की है। पुलिस का आरोप है 
कि 27 अक्टूबर को 30 से 40 
हथियारबंद लोगों ने शव को अपने 
कब्जे में लेने से रोकने पर पुलिस 
टीम पर हमला किया। इस दौरान एक 
जवान के सिर पर लोहे की रॉड से 
वार किया गया। दूसरी ओर, मृतक 
के परिजनों और प्रदर्शनकारियों ने 
पुलिस पर शव जबरन अपने कब्जे 
में लेने का आरोप लगाया है।
   राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 
ने इस मामले में पंजाब के मुख्य 
सचिव, मानसा के उपायुक्त और 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से एक 
सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। दलजीत 
के परिजनों ने मौत के पीछे नशे को 
कारण बताया था और शव को लेकर 
प्रदर्शन किया था। पुलिस ने शव 
अपने कब्जे में लेकर बठिंडा स्थित 

दलजीत की मौत को लेकर पुलिस और परिवार 
के बयानों में अंतर है। परिजनों ने नशे की अधिक 
मात्रा लेने से मौत होने की आशंका जताई है, 
जबकि पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए 
मृतक के पिता जरनैल सिंह की शिकायत पर तीन 
आरोपियों के खिलाफ अलग प्राथमिकी दर्ज की 
है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों को गिरफ्तार कर 
लिया गया है और शव को सड़क किनारे फेंकने 
में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की गई है। 
दलजीत का शव पोस्टमार्टम के लिए अखिल 
भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बठिंडा ले 
जाया गया, जहां तीन डॉक्टरों के पैनल ने परीक्षण 
किया। मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट करने के 
लिए आगे की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। 

परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में इंसाफ की मांग 
को लेकर गठित इंसाफ कमेटी ने 31 अक्टूबर को 
विधायकों के घरों का घेराव करने का ऐलान किया है। 
कमेटी ने कहा कि नशे के कारोबार पर रोक लगाने 
और मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की 
मांग को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा। कमेटी के 
सदस्यों ने सरकार से नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी 
कदम उठाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की 
मांग की। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक संघर्ष 
जारी रहेगा। मानसा में यह विवाद ऐसे समय बढ़ा 
है, जब परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद नशे के 
कारोबार के खिलाफ आंदोलन जारी है।

कल विधायकों के घर का होगा घेराव

एम्स में पोस्टमार्टम कराया। इस 
दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के 
बीच टकराव भी हुआ। आयोग ने 
मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को 
कहा है। उधर, राष्ट्रीय मानवाधिकार 
आयोग ने भी पंजाब के मुख्य सचिव 
और पुलिस महानिदेशक से दो 
सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। 
वहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 
ने भी पंजाब के मुख्य सचिव और 
पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी 

कर दो सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट 
मांगी है। शिकायत में आरोप लगाया 
गया कि मौत के कारणों पर जवाब 
मांग रहे परिजनों और समर्थकों से 
पुलिस ने शव अपने कब्जे में ले 
लिया और प्रदर्शन के दौरान बल 
प्रयोग किया। 
   आयोग ने मामले की गहन जांच 
करने को कहा है। दलजीत के 
परिजनों ने मौत के पीछे नशे की 
आशंका जताई है, जबकि पुलिस 

इसे संदिग्ध हत्या मानकर जांच कर 
रही है। पोस्टमार्टम एम्स बठिंडा में 
कराया गया है। मौत का वास्तविक 
कारण जांच से स्पष्ट होगा। 
   यह विवाद उस समय शुरू हुआ, 
जब भम्मे कलां गांव के निवासी 
दलजीत सिंह का शव मिलने के बाद 
परिजन और ग्रामीण उसे मानसा में 
नशे के खिलाफ चल रहे धरने में 
ले जाना चाहते थे। यह धरना नशे 
के खिलाफ आवाज उठाने वाले 

परविंदर सिंह झोटा की हत्या के 
मामले में न्याय की मांग को लेकर 
चल रहा है। परिवार का आरोप है कि 
दलजीत की मौत नशे के कारण हुई 
और क्षेत्र में नशीले पदार्थ आसानी 
से उपलब्ध हैं। उन्होंने नशा तस्करों 
के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।  
पुलिस के अनुसार, रमदित्तेवाला 
चौक पर तैनात सशस्त्र पुलिस बल 
के जवान कुलदीप सिंह ने अपने 
बयान में बताया कि 27 अक्टूबर की 

शाम उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ 
लोग युवक का शव लेकर शहर की 
ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस टीम ने उन्हें 
रोकने की कोशिश की तो कथित तौर 
पर तलवारों और गंडासों से लैस 
लोगों ने हमला कर दिया। 
   जवान ने आरोप लगाया कि भीड़ में 
शामिल कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों 
पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की 
और उनके साथ मारपीट की। इसी 
दौरान उनके सिर पर लोहे की रॉड 

से वार किया गया। घायल जवान को 
मानसा के सिविल अस्पताल में भर्ती 
कराया गया। 
  पुलिस ने बीएनएस की हत्या के 
प्रयास, सरकारी कर्मचारी के काम में 
बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी 
पर हमला करने सहित विभिन्न 
धाराओं में मामला दर्ज किया है। 
पुलिस का कहना है कि घटनास्थल 
के वीडियो के आधार पर आरोपियों 
की पहचान की जा रही है।


